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	 सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले को दस दिन भी नही ंबीत ेथ ेकि केन्द्र सरकार ने अध्यादेश 
के जरिए संविधान पीठ के सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय को निष्क्रिय कर दिया। दिल्ली की ब्यूरोक्रे सी पर 
नियंत्रण को लेकर तकरीबन नौ साल से चली आ रही जंग खत्म होने का नाम नही ंले रही ह।ै सुप्रीम कोर्ट की 
संविधान पीठ के पाचं साल के दौरान दो अलग-अगल निर्णय भी केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच खीचंतान 
का हल नही ंनिकाल सके हैं। नए अध्यादेश के बाद भी विवाद समाप्त नही ंहुआ है।

दिल्ली और केन्द्र सरकार के 
बीच अधिकारों की जंग: सवाल 
जवाबदेही का 

| विवेक वार्ष्णेय

जुलाई २०२३ 

इशू ब्रीफ  



4  | इशू ब्रीफ  सोशल पॉलिसी रिसर्च फाउंडशेन 

संविधान पीठ का निर्णय और अध्यादेश

	 संविधान पीठ के निर्णय में कहा गया ह ैकि केन्द्र सरकार नया कानून लाकर उपराज्यपाल को अधिकार सौपं सकती है जो 
अभी तक उसके पास नही ंह।ै उपराज्यपाल के प्रशासनिक अधिकारो ंमें बदलाव भी संसद द्वारा पारित कानून के जरिए किया जा 
सकता ह।ै राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 की धारा 49 के तहत उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के 
निर्देशो ंका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही केन्द्र सरकार ने बिना देरी के अध्यादेश जारी 
कर दिया और आईएएस तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अफसरो ंकी ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के माध्यम से अपने 
पास रख लिया। 

सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन

	 अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया ह।ै प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के 
मुख्यमंत्री करेंगें। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव(गृह) सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। सिविल सेवा 
प्राधिकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरो ं के स्थानातंरण तथा उनकी पोस्टिंग तय करेगा। बहुमत के आधार पर निर्णय 
लेकर उपराज्यपाल को भेज दिए जाएंगें। इसका मतलब साफ ह ैकि ट्रांसफर-पोस्टिंग में मुख्यमंत्री की प्रधानता नही ंरहगेी। मुख्य 
सचिव और गृह सचिव का सामूहिक निर्णय मुख्यमंत्री के फैसले को निष्प्रभावी कर सकता ह।ै मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में भी दोनो ं
नौकरशाह फैसला ले सकत ेहैं। सरकारी अफसरो ंके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार भी इस प्राधिकरण के पास 
रहगेा। बहुमत की सिफारिशो ंको उपराज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा जो उसे लागू करेंगे। निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को 
अल्पमत में लाकर उसकी सिफारिशो ंको दरकिनार करना लोकतातं्रिक व्यवस्था में कहा ंतक जायज ह,ै इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को 
एक बार फिर मंथन करना पड़ेगा। 

जवाबदेही किसकी

	 संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या अर्थ ह,ै यदि उसके 
पास नौकरशाही को नियंत्रित करने का अधिकार नही ंह।ै  संविधान पीठ ने 2018 में दिए गए फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल 
मंत्रिपरिषद का सलाह पर काम करेंगे। 11 मई के निर्णय में भी इस तथ्य को दोहराया गया ह।ै चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की 
अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए निर्णय में कहा कि सरकारी अफसर  मंत्रियो ंके प्रति जवाबदेह हैं। मंत्री विधायिका 
के प्रति जवाबदेह हैं और संसद या विधान सभा मतदाता के प्रति। सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि बिना जवाबदेही वाले सरकारी 
अधिकारी लोकतातं्रिक प्रशासन में बाधक बन सकत ेहैं। सरकार की नीतियो ंको लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियो ं
पर होती ह।ै यदि उन्हें जवाबदेह नही ंबनाया जाता तो यह मतदाताओ ंकी आकाकं्षाओ ंकी अनदेखी होगी। संघीय ढाचें में प्रशासन 
निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में रहता है।
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क्या ह ैसमाधन 

	 केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही जंग का समाधान निकालने के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत ह।ै लगभग 
सभी राजनीतिक दल एक समय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत कर रह ेथ।े लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा तो दूर अब 
केन्द्र शासित दिल्ली सरकार अपने बनुियादी अधिकारो ंके लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा रही ह।ै नई दिल्ली के जिस 
इलाके में केन्द्र सरकार के दफ्तर हैं-राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री आवास तथा विदेशी दूतावास का इलाका जिसे लुटयन जोन 
या एनडीएमसी क्षेत्र भी कहा जाता ह,ै केन्द्र सरकार के अधीन कर दिया जाए। दिल्ली का दायरा बढ़ाकर इसमें एनसीआर के अन्य 
शहरो ंको शामिल किया जाए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। दिल्ली से सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और 
फरीदाबाद को दिल्ली राज्य में शामिल किया जाए। वैसे भी, दिल्ली के निकटवर्ती शहरो ंका विस्तार देश की राजधानी के कारण ही 
हुआ ह।ै इन शहरो ंमें रहने वाले अधिसंख्य लोग किसी न किसी रूप में दिल्ली से जडु़े हुए हैं। इसके लिए भी केन्द्र सरकार को ही 
प्रयास करने होगंे। उत्तर-प्रदेश और हरियाणा की सरकारें अपने-अपने शहरो ंको दिल्ली में विलीन करने के लिए आसानी से तयैार 
नही ंहोगंी क्योंकि  यह शहर राज्यों  को अधिकतम राजस्व प्रदान करत ेहैं। लेकिन इस तरह का विकल्प यहा ंरहने वाले बाशिदंो ंकी 
आकाकं्षाओ ंके अनुरूप होगा।
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